
सहकारिता मंत्रालय

कें द्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री
मुरलीधर मोहोल ने गुजरात के  आणंद में ‘त्रिभुवन’ सहकारी
विश्वविद्यालय के  प्रथम दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के  ‘सहकार से समृद्धि’ के  विजन और कें द्रीय
गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के  नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र के
पेशेवर एवं अकादमिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में ‘त्रिभुवन’ सहकारी

विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक पहल

विश्वविद्यालय के  प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को स्नातक और
पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई

‘त्रिभुवन’ सहकारी विश्वविद्यालय भविष्य के  सहकारी नेतृत्वकर्ताओं,
शोधकर्ताओं और पेशेवर प्रबंधकों को तैयार कर रहा है

दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं , बल्कि नए संकल्प और वास्तविक कार्यक्षेत्र में
नई यात्रा का आरंभ है: श्री मुरलीधर मोहोल

आने वाले समय में सहकारिता क्षेत्र को 17 लाख से अधिक प्रशिक्षित
युवाओं की आवश्यकता होगी: श्री मुरलीधर मोहोल

युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नवाचार का
उपयोग कर सहकारी संस्थाओं एवं कृ षि व्यवसायों में बदलाव लाएं
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के  ‘सहकार से समृद्धि’ के  विजन से प्रेरित और कें द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री
अमित शाह के  नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय सहकारी क्षेत्र में व्यावसायिकता, पेशेवर प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण
प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा सहकारिता की श्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों के  अकादमिक संस्थानीकरण की दिशा में निरंतर
प्रयास कर रहा है। इसी व्यापक मिशन के  अंतर्गत देश में सहकारिता क्षेत्र के  पहले राष्ट्री य विश्वविद्यालय के  रूप
में ‘त्रिभुवन’ सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। गुजरात के  आणंद में आज कें द्रीय सहकारिता एवं
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ‘त्रिभुवन’ सहकारी विश्वविद्यालय के  प्रथम दीक्षांत समारोह की
मुख्य अतिथि के  रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के  पहले दीक्षांत बैच के  302 विद्यार्थियों को
स्नातक तथा 2 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई।   समारोह में गुजरात के  सहकारिता मंत्री श्री
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जीतूभाई वाघाणी, ‘त्रिभुवन’ सहकारी विश्वविद्यालय के  कु लपति डॉ. जे. एम. व्यास, इरमा कार्यकारी बोर्ड के
अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह, सहकारिता मंत्रालय के  संयुक्त सचिव श्री आनंद कु मार झा, इरमा के  कार्यवाहक
निदेशक डॉ. शाश्वत नारायण, विश्वविद्यालय के  डीन, रजिस्ट्रा र, संकाय सदस्य, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी
तथा उनके  माता-पिता और परिजन उपस्थित थे।

दीक्षांत समारोह के  दौरान, अपने संबोधन में कें द्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर
मोहोल ने सभी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, उनके  अभिभावकों और विश्वविद्यालय परिवार को अपनी तथा
कें द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की ओर से बधाई दी। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह को
शिक्षांत समारोह नहीं  समझना चाहिए। दीक्षांत का अर्थ शिक्षा का अंत नहीं , बल्कि दीक्षा का आरंभ और एक नए
संकल्प की शुरुआत है। विद्यार्थियों का औपचारिक शिक्षण आज पूरा हो रहा है, लेकिन वास्तविक कार्यक्षेत्र में
उनकी नई यात्रा अब प्रारंभ हो रही है।

श्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि ‘त्रिभुवन’ सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षित, कु शल
और प्रतिबद्ध मानव संसाधन तैयार करने के  लिए की गई है। यह विश्वविद्यालय ऐसे नेतृत्वकर्ताओं, शोधकर्ताओं
और पेशेवर प्रबंधकों को तैयार करेगा, जो सहकारिता को आधुनिक प्रबंधन, तकनीक और नवाचार से जोड़कर
भारत के  सहकारी आंदोलन को नई ऊं चाइयों तक ले जाएं गे। उन्होंने कहा कि आणंद की भूमि भारत की श्वेत
क्रांति की जन्मभूमि है। सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रेरणा से ‘त्रिभुवन’दास पटेल ने वर्ष 1946 में खेड़ा जिला
सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की स्थापना की और किसानों को संगठित कर अपने उत्पादन का स्वामी बनने का
मार्ग दिखाया। यही संस्था आगे चलकर अमूल के  रूप में विकसित हुई। ‘त्रिभुवन’दास पटेल और डॉ. वर्गीज
कु रियन जैसे दू रदर्शी व्यक्तित्वों के  प्रयासों से भारत दू ध की कमी वाले देश से विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक
देश बना।

कें द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि ‘त्रिभुवन’ सहकारी विश्वविद्यालय, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद—
इरमा की लगभग 45 वर्षों की समृद्ध अकादमिक और संस्थागत विरासत पर आधारित है। इरमा ने सहकारिता,
डेयरी और ग्रामीण विकास के  क्षेत्रों में शोध, प्रशिक्षण और नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके
850 से अधिक प्रबंधन विकास कार्यक्रमों के  माध्यम से 18 हजार से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के  नेतृत्व में वर्ष 2025 में इरमा को राष्ट्री य महत्व के  संस्थान का दर्जा देकर ‘त्रिभुवन’
सहकारी विश्वविद्यालय के  रूप में स्थापित किया गया।

श्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि आज देश में 8 लाख 50 हजार से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनसे 32
करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ है कि देश की लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष
रूप से सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी है। सहकारिता डेयरी, बैंकिं ग, कृ षि, मत्स्य पालन और अन्य क्षेत्रों में किसानों,
महिलाओं, कारीगरों तथा ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम बनी है। उन्होंने कहा कि
ग्रामीण भारत के  विकास में सहकारिता की क्षमता को पहचानते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जुलाई 2021 में
स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और सहकारिता क्षेत्र में लगभग चार दशकों का अनुभव रखने वाले
श्री अमित शाह को देश का पहला सहकारिता मंत्री बनाया। श्री अमित शाह के  नेतृत्व में मंत्रालय ने पिछले पांच
वर्षों में 140 से अधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर सहकारी क्षेत्र के  विस्तार, आधुनिकीकरण और संस्थागत
सुदृढ़ीकरण को नई गति दी है।

कें द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि पैक्स को बहुद्देशीय एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने, नई बहुद्देशीय
पैक्स की स्थापना, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना, शहरी सहकारी बैंकों के  लिए अम्ब्रेला संगठन
NUCFDC और ग्रामीण सहकारी बैंकों के  लिए ‘सहकार सारथी’ जैसी पहलों से सहकारी व्यवस्था को मजबूत
किया जा रहा है। आने वाले पांच सालों में देशभर में दो लाख बहुद्देशीय पैक्स बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से 35
हजार से अधिक समितियां गठित होकर कार्य करना शुरू कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को ‘बीज से
बाजार तक’ की संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराने के  लिए राष्ट्री य सहकारी निर्यात लिमिटेड—NCEL, राष्ट्री य
सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड—NCOL और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड—BBSSL की स्थापना
की गई है। राष्ट्री य सहकारी विकास निगम—NCDC के  माध्यम से भी सहकारी संस्थाओं को बड़े पैमाने पर
वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।



श्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्री य सहकारी विकास निगम—NCDC देश की सहकारी समितियों को वित्तीय
सहायता उपलब्ध कराने वाली प्रमुख संस्था है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1963 में स्थापना से लेकर 2014 तक
NCDC ने सहकारी क्षेत्र को लगभग 55 हजार करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की थी, जबकि प्रधानमंत्री श्री
नरेन्द्र मोदी के  नेतृत्व में वर्ष 2014 से 2025 के  बीच के वल 11 वर्षों में लगभग साढ़े  चार लाख करोड़ रुपये की
वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे सहकारी संस्थाओं के  विस्तार, आधुनिकीकरण और आर्थिक
सुदृढ़ीकरण को अभूतपूर्व गति मिली। उन्होंने कहा कि सहकारिता अब के वल डेयरी, चीनी, उर्वरक और बैंकिं ग
जैसे पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं  है। जैविक खेती, बीज उत्पादन, पर्यटन, भंडारण, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण
और डिजिटल सेवाओं सहित अनेक नए क्षेत्रों में सहकारी मॉडल का विस्तार हो रहा है। सहकारी चीनी मिलों में
चीनी के  साथ-साथ इथेनॉल, बायोगैस और जैविक खाद की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित की जा रही है। 

कें द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि ‘ड्रा इवर ही मालिक’ की अवधारणा पर आधारित भारत टैक्सी ने
सहकारी अर्थव्यवस्था का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है। यह पहल प्लेटफॉर्म आधारित अर्थव्यवस्था में सेवा
प्रदाता को के वल श्रमिक न मानकर संस्था का भागीदार और स्वामी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
अगले दो वर्षों में देश के  लगभग 500 शहरों में इस सहकार टैक्सी के  विस्तार की योजना है।

श्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि 1970 के  दशक के  बाद पहली बार ‘श्वेत क्रांति 2.0’ की सशक्त पहल की गई
है, जिसके  अंतर्गत अगले पांच वर्षों में दुग्ध संग्रह में 50 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि
अमूल सहकारिता की शक्ति और महिला सशक्तिकरण का सर्वोत्तम उदाहरण है। आज अमूल से 36 लाख से
अधिक महिलाएं  जुड़ी हैं और वित्त वर्ष 2025-26 में इसका कु ल कारोबार एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया
है। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं के  संचालक मंडलों में महिलाओं और समाज के  कमजोर वर्गों का
प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के  लिए नियमों में आवश्यक बदलाव किए गए हैं।

कें द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2002 के  बाद देश में पहली बार बनाई गई राष्ट्री य सहकारिता
नीति का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी, उत्तरदायी और सक्षम बनाना है। सहकारिता क्षेत्र में
पारदर्शिता और सुशासन से जुड़ी चुनौतियों के  समाधान के  लिए अनेक संस्थागत सुधार किए गए हैं। स्वतंत्र एवं
समयबद्ध चुनाव सुनिश्चित करने के  लिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना की गई है, वहीं  सदस्यों की
शिकायतों के  प्रभावी और निष्पक्ष समाधान के  लिए सहकारी लोकपाल की व्यवस्था की गई है।

श्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि सहकारी चीनी मिलों में अब के वल चीनी उत्पादन तक सीमित रहने के  बजाय
इथेनॉल, बायोगैस और जैविक खाद तक की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि
जैविक खेती, बीज उत्पादन, पर्यटन, भंडारण, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल सेवाओं जैसे उभरते क्षेत्रों में
प्रशिक्षित प्रबंधकों तथा कु शल मानव संसाधन की मांग तेजी से बढ़ रही है। प्राथमिक सहकारी समितियों से लेकर
शीर्ष सहकारी संस्थाओं तक नियुक्तियां अब योग्यता और पेशेवर मानकों के  आधार पर की जा रही हैं। उन्होंने
विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नवाचार का उपयोग
करके  सहकारी संस्थाओं एवं कृ षि व्यवसायों को अधिक सक्षम, आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाएं ।

श्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि आने वाले समय में सहकारिता क्षेत्र को 17 लाख से अधिक प्रशिक्षित युवाओं की
आवश्यकता होगी। ‘त्रिभुवन’ सहकारी विश्वविद्यालय इस आवश्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाएगा और सहकारिता क्षेत्र के  लिए पेशेवर नेतृत्व, अनुसंधान क्षमता तथा आधुनिक प्रबंधन कौशल से युक्त
मानव संसाधन तैयार करेगा। उन्होंने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से ‘त्रिभुवन’ सहकारी विश्वविद्यालय के
ब्रांड एम्बेसडर के  रूप में कार्य करने और जहां भी जाएं , वहां समाज के  सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के
सहकारी मूलमंत्र को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी ‘सहकार से समृद्धि’ की भावना को
अपने जीवन और कार्य का मार्गदर्शक बनाएं ।

गुजरात के  आधिकारिक दौरे  के  दौरान कें द्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने
गांधीनगर स्थित राष्ट्री य सहकारी प्रबंधन संस्थान—NICM में एक समीक्षा बैठक भी की। बैठक में उन्होंने त्रिभुवन
सहकारी विश्वविद्यालय के  अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों के  प्रारंभ के  लिए की जा रही तैयारियों की प्रगति का
जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं संस्थागत व्यवस्थाएं
समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के  निर्देश दिए।
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